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राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या  3505
जिसका उत्‍तर 26 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।
.....
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन
3505. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
देश में इस समय त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; 
(ख) 
उक्त परियोजनाओं के कारण कितनी सिंचाई क्षमता प्राप्त होगी; 
(ग) 
गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित तथा उपयोग में लाई गई धनराशि का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; 
(घ) 
इन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सरकार के मानदंड/दिशा-निर्देश क्या हैं; और 
(ङ) 
इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर उपाय किये जा रहे हैं?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क), (ख), (घ) और (ड.) वर्ष 2016-17 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के परामर्श से 77595 करोड़ रूपए की शेष लागत से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) त्‍वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और 76.03 लाख हे. क्षमता वाली निन्यानवे (99) चल रही बृह्त/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं चिह्नित की गई हैं, जिन्हें उनके कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यों सहित चरणवार ढंग से दिसंबर, 2019 तक पूरा किया जाना है। सरकार ने केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से की राशि के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था अनुमोदित की है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना का वित्त पोषण भी नाबार्ड के माध्यम से एलटीआईएफ के अंतर्गत किया गया है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्राथमिकता वाली 18 परियोजनाओं के एआईबीपी घटक पूरे/लगभग पूरे हो गए हैं और सीएडी कार्य विभिन्न चरणों में हैं। परियोजनाओं की निगरानी केंद्रीय जल आयोग करता है। इसके अलावा, तीसरे पक्ष द्वारा निगरानी की भी व्यवस्था की गई है। इन परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है। 
इन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए मुख्य मानक/प्रावधान इस प्रकार हैः 
· मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार परियोजना के नवीनतम अनुमोदित अनुमानित लागत (एआईबीपी घटक) में 20 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति है, जिसके लिए इन परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु अलग से स्वीकृति/टीएसी स्वीकृति/निवेश स्वीकृति अपेक्षित नहीं होती है। 
· जहां 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार संशोधित लागत अनुमानित लागत से 20 प्रतिशत अधिक हो सकती है। ऐसे मामलों में परियोजनाओं के लिए सीडब्ल्यूसी से फास्ट ट्रैक प्रॉफॉर्मा स्वीकृति पर्याप्त हो सकती है और जल संसाधन मंत्रालय से अलग से कोई निवेश स्वीकृति अपेक्षित नहीं होती है। 
· लागत में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। फिर भी, राज्य इसे नाबार्ड से प्राप्त कर सकते हैं। 
(ग) 2015-16 (जब पीएमकेएसवाई शुरू की गई थी) से एआईबीपी के अंतर्गत जारी केंद्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया हैः
	अनुलग्नक

	“त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन” विषय पर राज्य सभा में दिनांक 26.03.2018 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 3505 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक



	पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रु.) 

	क्र. सं.
	राज्य
	2015-16
	2016-17
	2017-18 (अब तक)

	1
	अरुणाचल प्रदेश
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	आंध्र प्रदेश
	0.00
	7.40
	11.79

	3
	असम
	107.92
	0.00
	0.00

	4
	बिहार
	41.51
	0.00
	46.32

	5
	छत्तीसगढ़
	0.00
	13.29
	0.00

	6
	गुजरात
	128.00
	961.88
	555.88

	7
	हरियाणा
	0.00
	0.00
	0.00

	8
	हिमाचल प्रदेश
	0.00
	0.00
	0.00

	9
	जम्मू और कश्मीर
	34.31
	0.00
	9.57

	10
	झारखंड
	281.62
	145.75
	0.00

	11
	कर्नाटक
	208.16
	135.47
	222.01

	12
	केरल
	0.00
	0.00
	0.00

	13
	मध्य प्रदेश
	188.21
	300.15
	99.13

	14
	महाराष्ट्र
	307.81
	379.88
	133.67

	15
	मणिपुर
	142.38
	127.00
	0.00

	16
	ओडिशा
	173.80
	457.66
	238.06

	17
	पंजाब
	1.05
	52.42
	0.00

	18
	राजस्थान
	45.51
	45.89
	108.44

	19
	तमिलनाडु
	0.00
	0.00
	0.00

	20
	तेलंगाना
	112.50
	545.45
	13.24

	21
	उत्तर प्रदेश
	555.04
	135.63
	0.00

	22
	पश्चिम बंगाल
	0.00
	0.00
	0.00

	कुल
	2327.82
	3307.86
	1438.11*

	टिप्पणी:  *  इसके अलावा, एआईबीपी के अंतर्गत 2130.2 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता मंजूर की गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 (अब तक) के दौरान सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत क्रमशः 1142.71 करोड़ रु., 853.94 करोड़ रु. और 962.78 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता जारी/मंजूर की गई है। इसके अलावा, पोलावरम परियोजना को वर्ष 2014-15 से, जब इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, 5364.16 करोड़ रु. धनराशि जारी की गई है।
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